(1) क्‍या सरकार देश में सौर पैनल और सेलेनियम चिप बनाने वाले उद्योगों को राजसहायता देती है;  
(ख)   यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;  
(ग)   क्‍या भारतीय सौर उद्योग चीन के विनिर्माताओं से अधिक प्रतिस्‍पर्धा का सामना कर रहा है और यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रोत्‍साहन देने के साथ-साथ भारतीय क्षमता का विकास करने के लिए क्‍या कदम उठाए गए हैं; और 
(घ)
यदि नहीं, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है ?     
उत्‍त्‍ार
विद्युत, कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)  
(श्री पीयूष गोयल)
(क) और (ख):
जी, हां । इलेक्‍ट्रोनिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) ने संशोधित विशेष प्रोत्‍साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस) को अधिसूचित किया है । इस योजना के तहत वित्‍तीय सहायता विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के अतंर्गत कंपनियों के लिए 20% कैपेक्स  की  पूंजीगत सब्‍सिडी और गैर-सेज कंपनियों के लिए 25% है। पूंजीगत उपकरण पर उत्‍पाद शुल्‍क और  उसके समकक्ष शुल्‍क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। 
(ग) : जी, हां । भारतीय सौर उद्योग चीन के विनिर्माताओं से अधिक प्रतिस्‍पर्धा का सामना कर रहा है। मंत्रालय ने स्‍वदेशी यूनिटों/उद्योग को प्रोत्‍साहित करने तथा विकसित करने के लिए निम्‍नलिखित‍ उपाय किए हैं: 
i. विभिन्‍न योजनाओं में स्‍वदेशी मूल के स्रोत सेलों और मॉड्यूलों से संबंधित स्‍वदेशी सामग्री की आवश्‍यकता का प्रावधान । 
ii. सेलों और मॉड्यूलों के  विनिर्माण के लिए अपेक्षित निवेश कच्‍ची सामग्री पर सीमा-शुल्‍क और उत्‍पाद-शुल्‍क की छूट । 
iii. डीईआईटीवाई द्वारा विशेष प्रोत्‍साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस) तथा संशोधित विशेष प्रोत्‍साहन पैकेज के तहत विनिर्माताओं के लिए पूंजीगत सब्‍सिडी। 
  (घ)   : प्रश्‍न नहीं उठता । 
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